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तारांकित प्रश्‍न सं. *56

14 दिसम्बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: आंध्र प्रदेश में किसानों के बीमा दावों का निपटान
*56. श्री वि॰ विजयसाई रेड्डीः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के दौरान फसल बीमा कम्पनियों को प्रीमियम की अदायगी  में विलम्ब किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रीमियम की अदायगी में विलम्ब के कारण उपरोक्त दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में किसानों के दावों के निपटान पर कितना असर पड़ा है; और
(ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में फसल बीमा कंपनियों को प्रीमियम की अदायगी किए जाने के संबंध में स्थिति क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)
(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
‘’आंध्र प्रदेश में किसानों के बीमा दावों का निपटान’’ के संबंध में राज्‍य सभा में दिनांक 14.12.2018 को उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 56 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण  

(क):  जी हां। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को नियत तिथियों को जारी की गई राज्य वार प्रीमियम सहायता तथा लम्बित दावों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।
(ख): राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम के भुगतान में होने वाले विलंब से सीधे बीमा कंपनियों द्वारा दावों का समय पर भुगतान प्रक्रिया प्रभावित होती है क्योंकि वे दावों का निपटान सरकारी राजसहायता सहित प्रीमियम के प्राप्त होने पर ही करती हैं। 
शुरुआती प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए निष्पक्ष अनुमानों के आधार पर प्रत्येक फसल मौसम की शुरुआत में (अर्थात खरीफ के लिए जुलाई तक तथा रबी सीजन के लिए दिसम्बर तक) राज्य सरकारों द्वारा बीमा कंपनियों को प्रीमियम राजसहायता के अपने हिस्से का 50% भाग तथा शेष प्रीमियम राजसहायता को बीमा कंपनियों द्वारा उस मौसम के लिए अंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए जाने पर जारी करना अपेक्षित था। 
रबी 2017-18 हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों ने मिलान (रिकंसिलिएशन) संबंधी कार्य को पूरा करने के पश्चात नवंबर, 2018 में राज्य के हिस्से के प्रीमियम के रूप में 71.61 करोड़ रुपये रुपये की मांग की थी। खरीफ 2018 हेतु दिसंबर, 2018 में 390.55 करोड़ रुपये की धनराशि की अनंनतिम मांग भी की गई है।  दोनों मांगें राज्य सरकार के पास निर्मुक्ति के लिए लंबित हैं।
बेहतर पारदर्शिता, जबावदेही और किसानों के दावों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस स्कीम के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है जो 01.10.2018 से प्रभावी हुए हैं। संशोधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मौसम के लिए कवरेज के विवरण की प्रतीक्षा किए बिना राज्यों द्वारा पिछले मौसम के राजसहायता के उनके हिस्से के 80% के 50% भाग के बराबर अग्रिम राजसहायता (प्रथम किस्त) के रूप में राज्य का हिस्सा निर्मुक्त किया जाना अपेक्षित है। राज्य की राजसहायता की दूसरी किस्त पोर्टल पर आवेदनों के स्वत: अनुमोदन हेतु विनिर्दिष्ट अवधि के 15 दिनों के बाद पोर्टल पर सृजित संभावित व्यवसाय संबंधी आंकड़ों के आधार पर जारी किया जाना अपेक्षित है। राज्य से शेष राजसहायता यदि काई हो, की निर्मुक्ति पोर्टल पर मौसम के सभी व्यवसाय संबंधी आंकड़ों के मिलान के पश्चात जारी किया जाना अपेक्षित है।
इसके अतिरिक्त, संशोधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए हैं:
i) दावों के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के 10 दिनों के बाद दावों के भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए बीमा कंपनी द्वारा किसानों को 12% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। 
ii) बीमा कंपनियों द्वारा मांग के प्रस्तुतीकरण/निर्धारित अंतिम तारीख के 3 महीनों के पश्चात राजसहायता के राज्य के हिस्से की निर्मुक्ति में होने वाले विलंब के लिए राज्य सरकार को  12% ब्याज दर का भुगतान करना होगा।
(ग): राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2018 के लिए बीमा कंपनियों को दिए जाने वाले प्रीमियम में राजसहायता के राज्य के हिस्से का भुगतान (जिले अर्थात श्रीकाकुलम को छोड़कर) लंबित है। इसका विवरण अनुबंध में दिया गया है। 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	अनुबंध

	
	दिनांक 14.12.2018 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 56 में संदर्भित अनुबंध

	आंध्र प्रदेश द्वारा जारी की गई राजसहायता और लंबित दावों का विवरण

	मौसम
	जारी की गई राजसहायता के लिए सामान्य अंतिम तारीख 
	जारी किए गए प्रीमियम में राज्य का अंश
	जारी किए गए प्रीमियम में राज्य के अंश की धनराशि
	 भुगतान किए गए दावे
	लंबित दावे
	कारण

	 
	पहली किस्त 
	दूसरी किस्त
	पहली किस्त 
	दूसरी किस्त
	पहली किस्त 
	दूसरी किस्त
	कुल
	
	
	

	 
	तिथियां
	रूपये करोड़ में 
	 

	खरीफ 2016 
	31/7/2016
	31/12/2016
	14/11/2016
	5/16/2017
	148.34
	152.72
	301.06
	        647 
	                2 
	बैंक / ऑनलाइन अंतरण संबंधी मुद्दों के कारण लंबित

	रबी 2016-17 
	31/12/2016
	31/07/2017
	5/6/2017
	3/7/2018
	65.92
	5.19
	71.11
	        241 
	              13 
	बैंक / ऑनलाइन अंतरण संबंधी मुद्दों के कारण लंबित

	2016-17  कुल 
	 
	 
	 
	 
	214.26
	157.91
	372.17
	     888 
	          15 
	 

	खरीफ 2017 
	31/07/2017
	31/12/2017
	16/06/2018
	463.91
	463.91
	        486 
	              13 
	बैंक / ऑनलाइन अंतरण संबंधी मुद्दों के कारण लंबित

	रबी 2017-18 
	31/12/2017
	31/07/2018
	अब तक कोई निर्मुक्ति नहीं
	           -   
	            118 
	राज्य की पूरी राजसहायता लंबित है

	2017-18 कुल 
	 
	 
	 
	 
	463.91
	0.00
	463.91
	     486 
	         130 
	 

	खरीफ 2018
	31/07/2018
	31/12/2018
	 
	 
	16.13
	 
	16.13
	      5.88 
	 
	तितली चक्रवात के कारण मध्य मौसम आपदा संबंधी  दावों के निपटान हेतु केवल श्रीकाकुलम जिले के लिए राजसहायता जारी की गई
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